
Regarding need to set up an All India Judicial Service-Laid

 

    श्री तनुज पुनिया (बाराबंकी) :              जजों की कमी और मुकदमों की बढती संख्या के कारण जजों पर अधिक केस
        सुनने का दबाव है । हाई कोर्ट्स में 1,114    पदों में से 350       से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं,   जिला अदालतों में

 भी 5               हजार से अधिक जजों के पद रिक्त चल रहे हैं । सुप्रीम कोर्ट में 60      हजार और हाई कोर्ट में 58  लाख और
   जिला अदालतों म ें 4   करोड 50               लाख से अधिक मामले लंबित हैं । इनमें बडी संख्या में गरीब दलित और

                  आदिवासी हैं । ऐसे में शीघ्र न्याय देना बडी चुनौती बन गई है । संविधान के अनुचे्छद 312   के प्रावधानों के
              अनुसार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना की जानी चाहिए जिससे राष्ट्रीय न्यायिक चयन प्रतियोगिता

        परीक्षा के माध्यम से भर्ती होने पर अनुसूचित जाति,          जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को भी लाभ
                     प्राप्त हो सकेगा एवं न्यायिक सेवा में आरक्षित वर्गों की कमी को भी पूरा किया जा सकेगा । अतः मेरा निवेदन है

                 कि संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना की जाए तथा अदालतों
        में रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए ।


